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भारत सरकार ने साक्षरता को पुनः परिभाषित किया है,  जिसमें पढ़ना,  लिखना,  गणना करना और महत्वपूर्ण  जीवन कौशल
शामिल हैं। नू्य इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) का लक्ष्य सालाना एक करोड़ शिक्षार्थियो ंको शामिल करना है।

प्रगति के बावजूद, साक्षरता संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं, 25.76 करोड़ लोग निरक्षर हैं,  जो निरंतर प्रयासो ंऔर
वित्तपोषण की आवश्यकता को उजागर करता है।

साक्षरता की नई परिभाषा
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सरकार  साक्षरता  को  डिजिटल  और  वित्तीय  साक्षरता  जैसे
महत्वपूर्ण जीवन कौशल सहित समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणना करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करती है।
पूर्ण साक्षरता तब प्राप्त होती है जब कोई राज्य या कें द्र शासित प्रदेश 95% साक्षरता तक पहँुच जाता है।
यदि कोई व्यक्ति मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षण (FLNAT) पास करता है तो उसे NILP के तहत साक्षर
माना जाता है।

मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षण (FLNAT):
FLNAT पंजीकृत गैर-साक्षर शिक्षार्थियो ंकी मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का मूल्यांकन करने के लिए भारत में
आयोजित एक राष्ट्र व्यापी मूल्यांकन है।
यह राष्ट्र ीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप के्षत्रीय भाषाओ ंमें पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक कौशल का मूल्यांकन करता है।
योग्यता प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियो ंको मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में उनकी उपलब्धि को मान्यता देते हुए राष्ट्र ीय
मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है।

भारत में साक्षरता पर सांख्यिकीय डेटा
2011 की जनगणना: भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 25.76 करोड़ निरक्षर व्यक्ति थे, जिनमें 9.08 करोड़ पुरुष
और 16.68 करोड़ महिलाएँ थी।ं
साक्षर भारत: 2009-10 और 2017-18 के बीच 7.64 करोड़ व्यक्तियो ंको साक्षर के रूप में प्रमाणित किया गया।
2023 FLNAT: 39,94,563 वयस्क शिक्षार्थी उपस्थित हुए, जिनमें से 36,17,303 साक्षर के रूप में प्रमाणित हुए।
2024 FLNAT: 34,62,289  शिक्षार्थी उपस्थित हुए,  और  29,52,385 (85.27%)  प्रमाणित हुए,  जो  2023  म ें 89.64%  से
घटकर 91.27% हो गया।

UPSC Prelims PYQ : 2018
प्रश्न: निम्नलिखित कथनो ंपर विचार करें :
1. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अनुसार, किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र
होने के लिए, किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नू्यनतम योग्यता रखने की
आवश्यकता होगी।
2. RTE अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओ ंको पढ़ाने के लिए, उम्मीदवार को राष्ट्र ीय अध्यापक शिक्षा
परिषद के दिशानिर्देशो ंके अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
3. भारत में, 90% से अधिक शिक्षक-5 शिक्षा संस्थान सीधे राज्य सरकारो ंके अधीन हैं।
ऊपर दिए गए कथनो ंमें से कौन सा सही है/हैं?
(a) 1 और 2
(b) केवल 2
(c) 1 और 3
(d) केवल 3

उत्तर: b)
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से्पसएक्स का पोलारिस डॉन मिशन पहला निजी से्पसवॉक होगा, जिसमें स्लिम से्पससूट और बिना एयरलॉक
वाला संशोधित कू्र ड्र ैगन जैसी नई तकनीक शामिल होगी।

मंगलवार को लॉन्च होने वाला यह मिशन 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहंुचने,  उच्च विकिरण वाले
वातावरण में उपकरणो ंका परीक्षण करने और निजी अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक महत्वपूर्ण  मील का
पत्थर साबित होगा।

से्पसएक्स मिशन के बारे में अधिक जानकारी:
से्पसएक्स का पोलारिस डॉन मिशन अभिनव से्पसवॉक तकनीक पेश करता है।
इसमें नए स्लिम से्पससूट और संशोधित कू्र ड्र ैगन वाहन शामिल है जो अपने हैच डोर को सीधे अंतरिक्ष में
खोलने में सक्षम है, जिससे एयरलॉक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
एक अरबपति,  एक सेवानिवृत्त लड़ाकू पायलट और दो से्पसएक्स इंजीनियरो ंको लॉन्च करने वाले इस
मिशन का लक्ष्य आईएसएस से कही ंआगे 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहंुचना है।
कू्र ड्र ैगन और से्पससूट का परीक्षण वैन एलन बेल्ट में उच्च विकिरण वाले वातावरण में किया जाएगा।
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प्रश्न: भारत के उपग्रह प्रके्षपण यान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनो ंपर विचार करें :
1.  पी.एस.एल.वी.  पृथ्वी के  संसाधनो  ंकी  निगरानी  के  लिए उपयोगी  उपग्रहो  ंको  प्रके्षपित करते ह ैं जबकि
जी.एस.एल.वी. मुख्य रूप से संचार उपग्रहो ंको प्रके्षपित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
2. पी.एस.एल.वी. द्वारा प्रके्षपित उपग्रह पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान से देखने पर आकाश में एक ही स्थिति में
स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं।
3. जी.एस.एल.वी. एम.के. III एक चार-चरणीय प्रके्षपण यान है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट
मोटर्स का उपयोग किया जाता है, तथा दूसरे और चौथे चरण में तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है।
ऊपर दिए गए कथनो ंमें से कौन सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) 2 और 3
(c) 1 और 2
(d) केवल 3

उत्तर: a)



Daily News Analysis
                

Page : 11 : GS 3 : Science & Technology
यह लेख बताता है कि थर्मामीटर, से्टथोस्कोप, तराजू और स्फिग्मोमैनोमीटर जैसे सामान्य चिकित्सा उपकरण वैज्ञानिक रूप से
कैसे काम करते हैं, और सटीक माप के लिए स्वास्थ्य देखभाल में उनके तंत्र का विवरण देता है।
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डॉक्टर के निदान में उपयोग किए जाने वाले उपकरणो ंकी सूची
यहां दी गई है:

     समारोह   विवरण और कार्य सिद्धांत
थर्मामीटर शरीर का तापमान मापता है। पारा  थर्मामीटर:  इसम ें पारा  स े भरा

बल्ब  और  संख्यात्मक  चिह्नो  ं वाली
कांच की केशिका होती है। तापमान
में परिवर्तन के कारण पारा फैलता या
सिकुड़ता  है,  जो तापमान को इंगित
करने के लिए केशिका के माध्यम से
आगे बढ़ता है।
डिजिटल  थर्मामीटर:  तापमान  में
परिवर्तन  का  पता  लगान े के  लिए
इन्फ्रारेड या थर्मिस्टर जैसे सेंसर का
उपयोग  करता  है,  जिन्ह ें फिर
डिजिटल रीडिग में बदल दिया जाता
है।

से्टथोस्कोप शरीर की आंतरिक आवाज़ें सुनता है। ध्वनिक  से्टथोस्कोप:  इसम ें उच्च
आवृत्ति  वाली  ध्वनियो  ं के  लिए  एक
डायाफ्राम  और  कम  आवृत्ति  वाली
ध्वनियो ंके लिए एक घंटी होती है, जो
एक टू्यब द्वारा इयरपीस से जुड़ी होती
है।
इलेक्ट्र ॉनिक से्टथोस्कोप  (से्टथोफोन):
शरीर  की  ध्वनियो  ं को  इलेक्ट्र ॉनिक
रूप  स े बढ़ाता  ह ै और  इसमें
रिकॉर्डिंग  क्षमताए ं  और
इलेक्ट्र ोकार्डियोग्राम  जैस े अतिरिक्त
निदान  शामिल  हो  सकत े हैं।  ये
डिवाइस स्मार्टफ़ोन या अन्य डिवाइस
को ध्वनि डेटा संचारित करते हैं।

वजन मापने का पैमाना शरीर का वज़न मापता है। स्प्रिग से्कल:  पे्लट के नीचे स्प्रिग का
उपयोग करता है;  वजन को स्प्रिग के
संपीड़न या विस्तार की डिग्री से मापा
जाता  है।  स्थानीय  गुरुत्वाकर्षण
भिन्नताओ ंको ध्यान में रखने के लिए
अंशांकन की आवश्यकता होती है। 
इलेक्ट्र ॉनिक से्कल: लोड सेल या स्ट्र ेन
गेज  का  उपयोग  करके  वजन  के
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यांत्रिक  बल  को  विद्य त  संकेतो  ं में
परिवर्तित  करता  है,  जिस े डिजिटल
स्क्रीन  पर  वजन  रीडिग  के  रूप  में
प्रदर्शित किया जाता है।

स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापता है। मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर: इसमें एक
इन्फे्लटेबल कफ शामिल है,  जो पारा
या एनरॉइड मैनोमीटर से जुड़ा हुआ
है।  सिस्टोलिक  और  डायस्टोलिक
दबाव  निर्धारित  करन े के  लिए रक्त
प्रवाह  ध्वनियो  ं(कोरोटकोव  ध्वनियो)ं
का  पता  लगान े के  लिए  से्टथोस्कोप
का उपयोग करता है। 
इलेक्ट्र ॉनिक स्फिग्मोमैनोमीटर:  धमनी
रक्त प्रवाह के कारण होने वाले दबाव
दोलनो  ं को  महसूस  करन े के  लिए
ऑसिलोमेट्रि क तकनीक का उपयोग
करता  है,  जिसस े रक्तचाप  माप
स्वचालित  हो  जाता  है।  घर  पर
उपयोग  के  लिए  आसान  है,  लेकिन
कुछ  हृदय  संबंधी  स्थितियो  ं वाले
रोगियो ंमें सटीकता के मुदे्द हो सकते
हैं।

UPSC Prelims PYQ : 2019
प्रश्न: पहनने योग्य प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, पहनने योग्य उपकरणो ंद्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य
पूरा किया जाता है?
1. किसी व्यक्ति की स्थान पहचान
2. किसी व्यक्ति की नीदं की निगरानी
3. श्रवण बाधित व्यक्ति की सहायता करना
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3
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उत्तर: d)
Page 13 : GS 3 : Indian Economy : Infrastructure – Railways

भारतीय रेलवे 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें सौर और
पवन ऊर्जा सहित परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो ंकी खोज की जा रही है।

इसका लक्ष्य 30,000  मेगावाट नवीकरणीय क्षमता हासिल करना है,  परिचालन लागत और
जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न संगठनो ंके साथ साझेदारी करना है।

खबर के बारे में:
भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना है और 2029-30 तक
30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है।
रेलवे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर, पवन और जलविद्य त ऊर्जा के
साथ-साथ कैप्टिव परमाणु ऊर्जा के उपयोग की खोज कर रही है।
रेलवे परिचालन लागत को कम करने के लिए छोटे रिएक्टरो ंसहित अपनी स्वयं की कैप्टिव
बिजली उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने की योजना बना रही है।
रेलवे ट्र ेनो ंऔर इसकी सुविधाओ ंके लिए बिजली पर सालाना लगभग ₹20,000 करोड़ खर्च
करता है।
2023 में, रेलवे ने 147 मेगावाट सौर ऊर्जा और 103 मेगावाट पवन ऊर्जा चालू की, साथ ही
2,150 मेगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता सुरक्षित की।

भारतीय रेलवे में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना
संभावनाएँ:

पर्याप्त क्षमता:  भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2029-30 तक 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा
को तैनात करना है, जिसमें सौर, पवन और जल विद्य त शामिल हैं।
पर्यावरणीय प्रभाव:  नवीकरणीय ऊर्जा  में परिवर्तन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उले्लखनीय
कमी आएगी,  जो भारत के जलवायु लक्ष्यो  ंम ें योगदान देगा  और पर्यावरणीय स्थिरता  को
बढ़ाएगा।
ऊर्जा स्वतंत्रता: कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा इकाइयो ंमें निवेश करके, रेलवे अधिक ऊर्जा सुरक्षा
प्राप्त कर सकता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर सकता है।
तकनीकी उन्नति: नवीकरणीय प्रौद्योगिकी में उन्नति और घटती लागत सौर और पवन ऊर्जा को
बडे़ पैमाने पर अपनाना अधिक व्यवहार्य बनाती है।
परमाणु ऊर्जा:  यह एक विश्वसनीय,  कम कार्बन ऊर्जा  स्रोत प्रदान करता है,  जो महत्वपूर्ण
उत्सर्जन में कमी लाने और बडे़ पैमाने पर नवीकरणीय एकीकरण का समर्थन करने के लिए
आवश्यक है।

चुनौतियाँ:
प्रारंभिक निवेश:  नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना और कैप्टिव बिजली इकाइयो ंकी स्थापना के
लिए उच्च अग्रिम लागत एक वित्तीय बोझ हो सकती है
अंतराल:  सौर और पवन ऊर्जा  आंतरायिक स्रोत हैं,  जिन्हें निरंतर बिजली आपूर्ति  सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ऊर्जा  भंडारण
समाधान की आवश्यकता होती है।
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बुनियादी ढांचे का विकास:  मौजूदा प्रणालियो ंमें नवीकरणीय ऊर्जा
को एकीकृत करने के लिए नए बुनियादी ढांचे और उन्नयन की आवश्यकता जटिल और समय लेने वाली हो सकती है।
नियामक बाधाएं: नियामक ढांचे को नेविगेट करना और नई परियोजनाओ ंके लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना कार्यान्वयन में
देरी कर सकता है।
रखरखाव और परिचालन लागत: नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियो ंके प्रबंधन और रखरखाव, जिसमें प्रौद्योगिकी विश्वसनीयता के साथ
संभावित मुदे्द शामिल हैं, के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है।

UPSC Mains PYQ : 2014
प्रश्न: किराए को विनियमित करने के लिए रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना से नकदी की कमी से जूझ रही भारतीय रेलवे को
गैर-लाभकारी मार्गों और सेवाओ ंको संचालित करने के दायित्व के लिए सब्सिडी की मांग करनी पडे़गी। बिजली के्षत्र के अनुभव
को ध्यान में रखते हुए, चर्चा करें  कि क्या प्रस्तावित सुधार से उपभोक्ताओ,ं भारतीय रेलवे या निजी कंटेनर ऑपरेटरो ंको लाभ होने
की उम्मीद है।
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Term In News : Unified Lending Interface
रिजर्व बैंक घर्षण रहित ऋण के लिए एक एप्लीकेशन का परीक्षण कर रहा है - यूनिफाइड लेंडिग इंटरफेस (ULI)। इसे जल्द ही पूरे देश में
लॉन्च किया जाएगा और यह ऋण के मामले में UPI बन जाएगा।

यूनिफाइड लेंडिग इंटरफेस (ULI)
पृष्ठभूमि
o  अगस्त  2023  में, RBI  ने एक सार्वजनिक तकनीकी
पे्लटफ़ॉर्म के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे
ऋण प्रक्रियाओ ंको सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन
किया  गया  है,  जिसका  उदे्दश्य  लागत  कम  करना,
संवितरण में तेज़ी लाना और मापनीयता को बढ़ाना है।
o  हाल ही  में,  RBI  गवर्नर  न े इस पे्लटफ़ॉर्म  का  नाम
यूनिफाइड  लेंडिग  इंटरफेस  (ULI)  रखन े का  प्रस्ताव
रखा।
o  उन्होंन े कहा  कि  जिस  तरह  UPI  न े भुगतान
पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है,  उसी तरह ULI से
भी भारत में ऋण परिदृश्य को बदलने की उम्मीद है।

ULI की आवश्यकता
o  भारत के तेज़ डिजिटलीकरण ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास को बढ़ावा दिया है,  जिससे बैंको,ं  NBFC,
फिनटेक कंपनियो ंऔर स्टार्ट-अप द्वारा भुगतान, ऋण और वित्तीय सेवाओ ंमें नवाचार को बढ़ावा मिला है।
o हालाँकि, ऋण मूल्यांकन के लिए आवश्यक डेटा विभिन्न प्रणालियो ंमें बिखरा हुआ है, जिससे सुचारू और समय पर ऋण देने
में बाधाएँ पैदा हो रही हैं।

के बारे में
o ULI कई स्रोतो ंसे ऋणदाताओ ंतक राज्य भूमि रिकॉर्ड  सहित डिजिटल जानकारी के निर्बाध,  सहमति-आधारित प्रवाह को
सक्षम करेगा।
o इससे ऋण मूल्यांकन में तेजी आएगी, विशेष रूप से छोटे और ग्रामीण उधारकर्ताओ ंको लाभ होगा।
o ULI  पे्लटफ़ॉर्म,  अपने मानकीकृत  API  के साथ,  तकनीकी एकीकरण को सरल बनाएगा और व्यापक दस्तावेज़ीकरण की
आवश्यकता को कम करेगा, जिससे ऋण वितरण तेज़ और अधिक कुशल हो जाएगा।
o इसे त्वरित पहँुच को सक्षम करने के लिए प्लग-एंड-पे्ल दृष्टिकोण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
o ULI ऋणदाताओ ंके लिए विविध स्रोतो ंसे डिजिटल पहँुच में सुधार करता है। पारिस्थितिकी तंत्र संभावित उधारकर्ताओ ंकी
सहमति पर आधारित है और डेटा गोपनीयता सुरक्षित है।

लाभ
o ULI वर्तमान में अलग-अलग प्रणालियो ंमें रखे गए वित्तीय और गैर-वित्तीय डेटा तक पहँुच को डिजिटल बनाकर, विशेष रूप
से कृषि और एमएसएमई के्षत्रो ंमें ऋण की बड़ी अप्राप्ति मांग को संबोधित करेगा।
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o विशेषज्ञो ंका दावा है कि  JAM (जन धन,  आधार,  मोबाइल),
UPI और ULI का संयुक्त प्रभाव भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

एकीकृत भुगतान इंटरफे़स (UPI)
के बारे में
o UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातो ंको एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी सहभागी बैंक का) में जोड़ती है।
o यह कई बैंकिग सुविधाओ,ं सहज निधि रूटिग और मर्चेंट भुगतानो ंको एक ही हुड में मिलाकर ऐसा करता है।
o दूसरे शब्दो ंमें, UPI एक ऐसा इंटरफे़स है जिसके ज़रिए कोई व्यक्ति एक ही विडो में बैंक खातो ंके बीच पैसे ट्र ांसफर कर
सकता है।
o इसे 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) द्वारा लॉन्च किया गया था।

UPI की विशेषताएँ
o चौबीसो ंघंटे और 365 दिन मोबाइल डिवाइस के ज़रिए तुरंत पैसे ट्र ांसफर
o अलग-अलग बैंक खातो ंतक पहँुचने के लिए एक ही मोबाइल एप्लिकेशन
o परेशानी मुक्त लेनदेन क्योंकि ग्राहको ंको कार्ड नंबर, खाता संख्या, IFSC आदि जैसे विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नही ं
होती है।

UPI के लाभ
बैंको ंके लिए

  एक लेनदेन के लिए एक सार्वभौमिक अनुप्रयोग;
  एक क्लिक दो कारक प्रमाणीकरण;
  अधिक सुरक्षित और सुरक्षित; आसान लेनदेन सक्षम करता है;
  अद्वितीय पहचानकर्ता

व्यापारियो ंके लिए
  आसान निधि संग्रह; इन-ऐप भुगतान (IAP)
  ग्राहक के वर्चुअल पते को संग्रहीत करने का कोई जोखिम नही;ं
  के्रडिट/डेबिट कार्ड न रखने वाले ग्राहको ंको टैप करें

ग्राहको ंके लिए
  विभिन्न बैंक खातो ंतक पहँुचने के लिए एकल अनुप्रयोग;
  चौबीसो ंघंटे उपलब्धता;
  कोई भी व्यक्ति सीधे मोबाइल ऐप से शिकायत दर्ज कर सकता है;
  वर्चुअल आईडी का उपयोग सुरक्षित है

UPI लेनदेन: सांख्यिकी
भारतीय  राष्ट्र ीय  भुगतान  निगम  (NPCI)  के  आंकड़ो  ं के  अनुसार,  जुलाई  2024  म ें यूपीआई  का  उपयोग  करके  भुगतान
20,64,292.40 करोड़ रुपये मूल्य के थे।
जुलाई 2024 में कुल लेनदेन की संख्या 14,435.55 मिलियन थी।
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GS Paper 02 : सामाजिक न्याय – कमज़ोर वर्ग
(UPSC CSE (M) GS-2 : 2018) भारत में ‘सभी के लिए स्वास्थ्य’ प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदाय स्तर पर
उचित स्वास्थ्य सेवा हस्तके्षप एक पूर्वापेक्षा है। समझाइए? (150 w/10m) 

UPSC Mains Practice Question भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को कमजोर करने में भ्रष्टाचार की
भूमिका की जांच करें ,  जिसमें स्वास्थ्य सेवा कर्मियो ंके खिलाफ हिसा की हालिया घटनाओ ंपर ध्यान कें द्रित किया
गया है। इस मुदे्द को संबोधित करने के लिए व्यापक सुधारो ंका सुझाव दें। (250 w /15 m)
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संदर्भ :
लेख भारत में स्वास्थ्य कर्मियो ंके खिलाफ बढ़ती हिसा को संबोधित करता है, खासकर कोलकाता में एक डॉक्टर की मौत
के बाद।
यह अस्पताल सुरक्षा पर पारंपरिक ध्यान की आलोचना करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में प्रणालीगत भ्रष्टाचार से
निपटने के लिए गहन सुधारो ंकी मांग करता है, पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देता है।

हिसा पर प्रतिक्रिया
पृष्ठभूमि:
2017 में, महाराष्ट्र  में चिकित्सा कर्मियो ंपर कई हमलो ंके बाद रेजिडेंट डॉक्टरो ंने विरोध प्रदर्शन किया।
तत्काल समाधानो ंमें अस्पताल की सुरक्षा में सुधार और अपराधियो ंको दंडित करने के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत करना
शामिल था।
इन प्रयासो ंके बावजूद,  ऐसे मामलो ंमें त्वरित न्याय शायद ही कभी देखा गया है,  यहां तक कि COVID-19 महामारी के
दौरान भी घटनाएं जारी रही।ं

गहरी अंतर्निहित समस्या
कोलकाता में एक रेजिडेंट डॉक्टर की कू्रर मौत ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मामले का स्वतः संज्ञान लेने के लिए पे्ररित
किया है।
हालांकि प्रतिक्रिया,  जैसे कि राष्ट्र ीय टास्क फोर्स  का गठन,  अस्पताल की सुरक्षा में सुधार  (जैसे,  बेहतर बुनियादी ढांचे,
सीसीटीवी निगरानी और चिकित्साकर्मियो ंके लिए रात्रि परिवहन) पर कें द्रित है, लेकिन ये उपाय गहरे मुदे्द, यानी भ्रष्टाचार को
संबोधित करने में विफल रहे हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार ने रात्रि पाली में महिलाओ ंकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ‘रैटियर साथी’ कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन यह
भी सामान्य स्वास्थ्य कर्मियो ंकी हिसा के साथ इस मुदे्द को जोड़ता प्रतीत होता है।

पारंपरिक समाधान विफल
पारंपरिक प्रतिक्रियाएँ, जैसे कि बेहतर अस्पताल सुरक्षा और नया कानून, स्वास्थ्य कर्मियो ंके विरुद्ध हिसा के मूल कारणो ंको
संबोधित करने में विफल रही हैं।
वास्तविक समस्या भ्रष्टाचार में है, विशेष रूप से कम वित्तपोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियो ंमें।
संगठित भ्रष्टाचार ने कोलकाता की घटना और इसी तरह के अन्य मामलो ंमें योगदान दिया हो सकता है,  जिसके स्वास्थ्य
कर्मियो ंऔर रोगियो ंदोनो ंके लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

प्रणालीगत भ्रष्टाचार
स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार पर WHO का अनुमान
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WHO  का अनुमान है कि भ्रष्टाचार की वजह से दुनिया भर में
सालाना लगभग 455  बिलियन डॉलर का नुकसान होता है,  जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए आवश्यक राशि से
अधिक है।
विकासशील देशो ंमें, भ्रष्टाचार, केवल धन की कमी के बजाय, स्वास्थ्य सेवा संकट और खराब परिणामो ंमें योगदान देने वाला
एक प्रमुख कारक है।
जबकि भारत में चिकित्सा भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा  अक्सर निजी नुकसान पर कें द्रित होती है, इसके आपराधिक पहलुओ,ं
विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में, को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भ्रष्टाचार, जिसमें सेक्सटॉर्शन जैसे मुदे्द शामिल हैं, कम फंडिग और खराब निगरानी के
माहौल में पनपता है।

वर्तमान सुरक्षा उपायो ंकी सीमाएँ
स्वास्थ्य कर्मियो ंके लिए सुरक्षा में सुधार और अस्पताल के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन
भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नही ंहोगा।
कोलकाता का मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे चिकित्सा भ्रष्टाचार स्वास्थ्य कर्मियो ंके साथ-साथ रोगियो ंकी
मृतु्य का कारण बन सकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधारो ंकी तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

व्यापक सुधारो ंकी आवश्यकता
राष्ट्र ीय टास्क फोर्स की भूमिका सुरक्षा उपायो ंसे आगे बढ़नी चाहिए; इसे विशेष रूप से सार्वजनिक के्षत्र में चिकित्सा भ्रष्टाचार
को रोकने और उससे निपटने के लिए एक रोडमैप विकसित करना चाहिए।
इस प्रयास के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानूनी विशेषज्ञो ंसहित कई के्षत्रो ंसे इनपुट की आवश्यकता है, साथ ही शासन
और प्रशासन से व्यापक भागीदारी भी।

आवश्यक प्रमुख सुधार
सुधारो ंमें स्वास्थ्य सेवा प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी को बढ़ाना शामिल होना चाहिए।
सार्वजनिक प्रबंधन प्रणालियो ंके डिजिटलीकरण के साथ-साथ प्रभावी व्हिसल-ब्लोअर सुरक्षा तंत्र आवश्यक हैं।
लोकपाल जैसे साधन और राजनीतिक हस्तके्षप को कम करने के उपाय भी महत्वपूर्ण हैं।
चिकित्सा में राजनीतिक भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ब्राजील जैसे देशो ंसे पे्ररणा ली जा सकती है।

सार्वजनिक अस्पतालो ंका आधुनिकीकरण
भारत के सार्वजनिक अस्पताल, जो अक्सर पुराने प्रबंधन मॉडल पर काम करते हैं, को आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।
कार्यकुशलता से परे, आधुनिकीकरण के लिए नैतिक और विनियामक कारण अब महत्वपूर्ण हैं और इन्हें नज़रअंदाज़ नही ं
किया जा सकता।

निष्कर्ष
अस्पताल की सुरक्षा को मज़बूत करना ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा कर्मियो ंके खिलाफ़ हिसा के मूल कारण को संबोधित
करने के लिए यह अपर्याप्त है।
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सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में प्रणालीगत भ्रष्टाचार,  पारदर्शिता और
जवाबदेही को लक्षित करने वाले व्यापक सुधार भारत में चिकित्सा कर्मियो ंकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और समग्र स्वास्थ्य
परिणामो ंमें सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

स्वास्थ्य सेवा के्षत्र में गहरी समस्या:
स्वास्थ्य सेवा हिसा:  रेजिडेंट डॉक्टरो ंद्वारा विरोध प्रदर्शन चिकित्सा कर्मियो ंके खिलाफ़ हिसक हमलो ंकी एक शंृ्रखला से
उपजा है। यह हिसा अक्सर असंतुष्ट रोगियो ंऔर उनके परिवारो ंसे उत्पन्न होती है, जो खराब स्वास्थ्य सेवाओ ंको देखते हैं।
स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार: विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भ्रष्टाचार सालाना लगभग 455 बिलियन डॉलर का नुकसान
करता है, जो अन्यथा वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार कर सकता है।
भारत में,  यह भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी और सेक्सटॉर्शन सहित विभिन्न रूपो ंमें प्रकट होता है,  जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की
अखंडता को और कमज़ोर करता है।
अप्रभावी प्रतिक्रियाएँ: स्वास्थ्य सेवा हिसा के लिए पारंपरिक प्रतिक्रियाएँ, जैसे सुरक्षा और कानूनी उपायो ंको बढ़ाना, अपर्याप्त साबित
हुई हैं। ये घुटने के बल चलने वाली प्रतिक्रियाएँ हिसा के मूल कारणो ंको संबोधित करने में विफल रहती हैं।

स्वास्थ्य सेवा पेशेवरो ंको कानूनी सुरक्षा का वर्तमान परिदृश्य
देश भर में स्वास्थ्य सेवा कर्मियो ंकी सुरक्षा के लिए कोई कें द्रीय कानून मौजूद नही ंथा।
2020 तक, 19 राज्यो ंने अपने क़ानून लागू किए थे, जिनमें से प्रते्यक में अलग-अलग प्रावधान थे। अन्य राज्यो ंऔर कें द्र शासित प्रदेशों
में कोई कानून नही ंथा।
एकरूपता की कमी का मतलब है कि सुरक्षा असंगत है।
राज्यो ंमें, केरल और कर्नाटक अब अपने स्वास्थ्य सेवा कर्मियो ंको भारत में सबसे मज़बूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
कें द्रीय कानून बनाने में चुनौतियाँ:  एक कें द्रीय कानून नही ंबनाया गया है क्योकंि सार्वजनिक स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है,  और
VAHCW मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा है।
जबकि समवर्ती सूची एक कें द्रीय कानून की अनुमति देती है, कें द्र सरकार ने इस मुदे्द को प्राथमिकता नही ंदी है, इसे राज्यो ंके प्रबंधन
के लिए छोड़ दिया है।

आगे की राह
सिस्टम को मजबूत करें :  इस 'खतरे' को खत्म करने के लिए,  हमें जमीनी स्तर से सिस्टम को मजबूत करने के लिए अधिक
पैसा खर्च करना चाहिए, जैसे कि इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि को कम करना।
o ज़रूरतमंद लोगो ंके लिए दवाओ,ं परीक्षणो ंऔर वित्तीय सहायता की उपलब्धता और पहंुच उनके तनाव को बहुत कम कर
देगी, बजाय इसके कि उन्हें इसके लिए अपने चिकित्सको ंको ज़िमे्मदार ठहराना पडे़।
नीति और संस्थागत उपाय: रिशे्तदारो ंको हथियार ले जाने से रोकने के लिए अस्पताल के प्रवेश द्वारो ंपर सीसीटीवी कैमरे और
मेटल डिटेक्टर लगाना कारगर है, लेकिन वर्तमान में उन्हें निजी सेटिग्स में लागू करना आसान है और सार्वजनिक सुविधाओ ंमें
नही।ं
o यह सुनिश्चित करना कि उच्च भावनात्मक संकट के समय में रोगियो ंऔर रिशे्तदारो ंकी मदद करने के लिए परामर्शदाता हो,ं
रोगी की स्थिति और उपचार के बारे में किसी भी गलत संचार को समाप्त कर सकता है।
o इसके अलावा, एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली और रोगी के बिस्तर के पास कुछ रिशे्तदारो ंसे ज़्यादा की अनुमति न देना भी
महत्वपूर्ण हो सकता है।



Daily News Analysis
                

o पश्चिम बंगाल की घटना के बाद, कें द्र सरकार ने घोषणा की
है कि वह स्वास्थ्य सेवा कर्मियो ंकी सुरक्षा के लिए कें द्रीय अधिनियम बनाने के लिए संसद में पेश किए गए 2019 के विधेयक
की समीक्षा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाएगी।
o जब तक कोई कें द्रीय कानून वास्तविकता नही ंबन जाता, तब तक ये राज्य स्तरीय सुधार उन लोगो ंकी सुरक्षा की दिशा में
एक महत्वपूर्ण कदम है जो दूसरो ंकी देखभाल के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं।

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक  (AIIB)  एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया म ें सामाजिक और आर्थिक
परिणामो ंको बेहतर बनाना है।

इसकी स्थापना  AIIB  समझौते के लेखो  ं(25  दिसंबर, 2015  को
लागू) द्वारा की गई है, जो एक बहुपक्षीय संधि है। समझौते के पक्ष
(57 संस्थापक सदस्य) बैंक के सदस्य हैं।
इसका  मुख्यालय  बीजिग  म ें ह ै और  जनवरी  2016  म ें इसका
संचालन शुरू हुआ।
2020  के अंत तक, AIIB  के  103  स्वीकृत सदस्य थे,  जो वैश्विक
आबादी  के  लगभग  79%  और वैश्विक सकल घरेल ू उत्पाद के
65% का प्रतिनिधित्व करते थे।
एशिया और उसके बाहर संधारणीय अवसंरचना और अन्य उत्पादक के्षत्रो ंमें निवेश करके, यह लोगो,ं सेवाओ ंऔर बाजारों
को बेहतर ढंग से जोडे़गा जो समय के साथ अरबो ंलोगो ंके जीवन को प्रभावित करेगा और बेहतर भविष्य का निर्माण
करेगा।

AIIB के उदे्दश्य

अवसंरचना और अन्य उत्पादक के्षत्रो ंमें निवेश करके एशिया में संधारणीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, धन का सृजन
करना और अवसंरचना कनेक्टिविटी में सुधार करना।
अन्य बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास संस्थानो ंके साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करके विकास चुनौतियो ंका समाधान करने में
के्षत्रीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना।
विकास उदे्दश्यो ंके लिए सार्वजनिक और निजी पंूजी में निवेश को बढ़ावा देना,  विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और अन्य
उत्पादक के्षत्रो ंके विकास के लिए।
के्षत्र में ऐसे विकास के वित्तपोषण के लिए अपने पास उपलब्ध संसाधनो ंका उपयोग करना,  जिसमें वे परियोजनाएँ और
कार्यक्रम शामिल हैं जो के्षत्र के सामंजस्यपूर्ण आर्थिक विकास में सबसे प्रभावी रूप से योगदान दें गे।

Asian Infrastructure Investment Bank
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के्षत्र में आर्थिक विकास में योगदान देने वाली परियोजनाओं, उद्यमों
और गतिविधियो ंमें निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, जब निजी पंूजी उचित शर्तों और नियमो ंपर उपलब्ध न हो।

AIIB के वित्तीय संसाधन

AIIB की आरंभिक कुल पंूजी 100 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जिसे 100 000 डॉलर के 1 मिलियन शेयरो ंमें विभाजित
किया गया है, जिसमें 20% भुगतान किया गया है और 80% कॉल करने योग्य है।
भुगतान की गई शेयर पंूजी: यह वह राशि है जो निवेशको ंद्वारा स्टॉक के शेयरो ंके बदले में पहले ही चुकाई जा चुकी है।
कॉल की गई शेयर पंूजी: कुछ कंपनियाँ निवेशको ंको शेयर जारी कर सकती हैं , इस समझ के साथ कि उन्हें बाद में भुगतान
किया जाएगा।
इससे निवेश की शर्तें अधिक लचीली हो जाती हैं और निवेशको ंको पहले से धन उपलब्ध कराने की तुलना में अधिक शेयर
पंूजी का योगदान करने के लिए पे्ररित किया जा सकता है।
चीन  बैंक  म ें सबस े बड़ा  योगदानकर्ता  है,  जिसन े 50  बिलियन  अमेरिकी  डॉलर  का  योगदान  दिया  है,  जो  आरंभिक
सब्सक्राइब्ड पंूजी का आधा है। भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, जिसने 8.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान
दिया है।


